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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3034
जिसका उत्‍तर 12 दिसम्‍बर, 2016 को दिया जाना है ।
.....

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को सहायता
3034. श्रीमती रेणुका चौधरी: 
श्री अमर शंकर साबले: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत कतिपय वरीयता वाली सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की प्रथम किस्त जारी कर दी है; 
(ख) 
यदि हां, तो राजस्थान और महाराष्ट्र सहित ऐसी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और 
(ग) 
सरकार द्वारा सभी वरीयता-प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? 

उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री (डा. संजीव कुमार बालियान)
(क) और (ख) जी, हां। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान महाराष्ट्र और राजस्थान सहित देश में 44 परियोजनाओं के लिए 1654.62 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता की प्रथम किस्त जारी की गई है। इस संबंध में परियोजनावार और राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 12 स्कीमों के लिए 667.37 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।
(ग) राज्यों के साथ परामर्श से चिह्नित प्राथमिकता दी गई 99 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक मिशन की स्थापना की गई है। इन परियोजनाओं के लिए नाबार्ड के माध्यम से आवश्यक निधि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं को आयोजना के अनुसार समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा निगरानी सहित विभिन्न स्तरों पर ऑनलाइन निगरानी तथा वास्तविक निगरानी की परिकल्पना की गई है।
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